भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 3591
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
कृषि ऋण राहत पैकेज
3591.
श्री के॰ सोमप्रसादः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि के कृषि ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया है;

(ख)
पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित बैंकों द्वारा कृषि ऋण हेतु बट्टे खाते में गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग)
क्या सरकार द्वारा कोई कृषि ऋण राहत पैकेज दिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्‍य बातों के साथ-साथ, वैसी अनुपयोज्‍य आस्तियां जिनके संबंध में चार वर्षों की समाप्ति के पश्‍चात्‍ पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालने के माध्‍यम से संबंधित बैंक के तुलन पत्र से हटा दिया जाता है। ऋणों को, अन्‍य बातों के साथ-साथ, कर लाभ तथा पूंजी सुगमता हेतु बट्टे खाते डाला जाता है। ऐसे बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पुनर्भुगतान के पात्र बने रहते हैं। लागू विधिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत बकाया की सतत आधार पर वसूली होती है। इसलिए, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों तथा वर्ष 2017-18 (30.09.2017 तक) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु बट्टे खाते डाले जाने (समझौता सहित) के कारण अनुप्रयोज्‍य आस्तियों (एनपीए) में कमी का विवरण अनुबंध में दिया गया है।
वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कोई भी ऋण माफी योजना लागू नहीं की जा रही है। राष्‍ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 तथा 2017 के दौरान कुछ राज्‍य सरकारों ने अपनी योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, किसानों की ऋण माफी भी शामिल है।
केंद्र सरकार द्वारा अंतिम ऋण माफी योजना अर्थात कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008 (एडीडब्‍ल्‍यूडीआरएस 2008) की घोषणा वर्ष 2008 में की गई थी, जिसे वर्ष 2008 में लागू किया गया था। एडीडब्‍ल्‍यूडीआरएस, 2008 के ऋण माफी वाले भाग को उसकी नियत तिथि अर्थात्‍ 30.06.2008 को बंद कर दिया गया था जबकि योजना के ऋण राहत वाले भाग को 30.06.2010 को बंदकर दिया गया था। इस योजना से 3.73 करोड़ किसानों को 52,259.86 करोड़ रुपए की राशि तक लाभ हुआ। 
*****
27.03.2018 हेतु अतारांकित प्रश्‍न 3591 का अनुबंध
	(राशि करोड़ रुपए में)

	बैंक/बैंक समूह का नाम
	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप-एनपीए में कमी-के दौरान बट्टे खाते (समझौता सहित) डाले जाने के कारण

	
	वित्‍तीय वर्ष 2016-17
	01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्‍बर, 2017

	इलाहाबाद बैंक
	442
	157

	आंध्रा बैंक
	93
	44

	बैंक ऑफ बड़ौदा
	754
	282

	बैंक ऑफ इंडिया
	121
	40

	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	142
	13

	भारतीय महिला बैंक लिमिटेड
	
	

	केनरा बैंक
	484
	289

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	156
	19

	कॉरपोरेशन बैंक
	112
	58

	देना बैंक
	1
	1

	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
	144
	77

	इंडियन बैंक
	
	75

	इंडियन ओवरसीज बैंक
	33
	202

	ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
	1
	18

	पंजाब एंड सिंध बैंक
	5
	0

	पंजाब नैशनल बैंक
	197
	381

	सिंडिकेट बैंक
	133
	112

	यूको बैंक
	13
	34

	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	56
	66

	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	120
	0

	विजया बैंक
	34
	94

	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर 
	714
	

	स्‍टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
	237
	

	भारतीय स्टेट बैंक
	2,905
	409

	स्‍टेट बैंक ऑफ मैसूर
	157
	

	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
	35
	

	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
	3
	

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
	7,091
	2,369


स्रोत: आरबीआई
